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सं . मो.पि./ रोहतक / 7-85/ 1552.--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मोहन स्पीनिंग मिल , 
रोहत जेथमिक श्री राज कुमार तथा उसके प्रपन्धों के मध्य इसमें इसके बाद सिधित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


पौर चूंकि 


कि हरियाणा के राज्यपाल विवार को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना दांछनीय समझते है ; 
इस लिए, मय, प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के पर (ग ) द्वारा प्रदान की गई शाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 19702 
साप पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864- ए.एस.प्रो.( ६) -अम / 70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहा, को विवादास्त या उससे सुरंगत या उससे समन्धित नीये लिपा मामला न्यायनिर्णय लिए 
निर्दिष्ट करते है जो कि उपत्त प्रबन्धको तथा श्रमिक पीप या खो पियादग्रस मामला है या उत्त विवाद से मुसंगत या सम्बन्धित मामला है 

राज कुमार की सेवामों का समापन न्यायोपित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 12 मार्च , 1985 


सं.मो. पि ./ एफ.डी./ 9-85/ 9423. - बूदि हरियाणा के राज ल की राय है की मै . अशोका आईस एकः बनरल 
मित , रिवाली रोड , नारनोल के श्रमिक श्री गुरदियाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामो में कोई 
प्रौधोगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विदाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, प्रब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
माशियों का प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून , 
1968, के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495- जो - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
रिये निर्दिष्ट करत है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला 


क्या श्री गुरदियाल सिंह की सेवामो श समापन न्योयोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ०वि ०/फरीदाबाद/ 2-85/ 9446.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै ० पाटो ग्लाईड प्रा . लि . 
प्लाट नं ० 64, सैक्टर -- 6, फरीपा बाद, के श्रमिक श्री पहादुर सिंह तथा उसके प्रबन्धफों के मध्य इसमें इसके बाद लिपित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
धाषितयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम 68/15254, दिनांक 20 
भून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिपूचना सं. 11495- जी - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फ़रवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिया मामला 
न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट कस्ते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विधादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 


स्या धी बहादुर सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, सो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. मो.पि./फरीदाबाद/ 2-85/ 9453. - शि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . पाटो ग्लाईड प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 64, सैक्टर 6, फरीदाबाद संश्रमिक पी महेन्द्र सिंह तथा उस प्रपन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद सिरियत मामले 
में कोई प्रौद्योमित्र विवाद है ; 


मौर दि हरियाणा राज्यपाल पिपाव को 


म्यागनिर्णय हंए निर्षिष्ट करना साहनीय समाा है ; 


PARTI) 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 2 , 1985 (CHTR . 12, 1907 SAKA ) 


973 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3-श्रम 18/15254, दिनांक 20 जून , 1968, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी -श्रम 88 - श्रम/57/ 1 : 245, दिक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है 

क्या श्री महेन्द्र सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


मं.पो. वि ./ रफ.डी./ 35-85/ 9460.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै . जो . जी . टैक्सटाईल 23- ए, 
इण्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री विभिषण तथा उसके प्रबन्ध कों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 : 5 • 3 - श्रम 68/1525 4,,दिनांक : 0 जून , 1968, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी- श्रम 57/: ! 3.15, दिनांक 7 फरवरी , 1953, द्वारा उक्त माधिनियम को 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है :-- 


क्या श्री विभिषण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 21 मार्च, 1985 


सं . प्रो.वि. भिवा / 8-85/115 41 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मैं. मोहा इलेक्ट्रो स्टील लि ., 
भिवानी , के श्रमिक श्री फतेह सिह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मं द्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम 70/325 73, दिनांक 6 
मवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए - एस - प्रो . ( ई ) -श्रम/ 70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है : -- 


क्या श्री फतेह सिह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है 


सं . मो.वि./ रोहतक / 2 34-84/ 11548.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मोहन स्पीनिंग मिल, रोहतक , 
के श्रमिक श्री रोहतास तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 

मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 964 1-1-श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970 , के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए - एस. ओ. ( ई ) -श्रम / 70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा 


--- 
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उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक . को विवादग्रस्न या उसमे मुमंगा या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्याय निर्णय देत निष्टि करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको नया श्रमिक के बीन या तो विवादग्रस्त मामला है. या 
उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :-- 

क्या श्री गठन की सेवाओं का समापन न्यायोचिन नथा ठीक है ? यदि नहा , ना वह विन गहन का हरदार है ? 
सं . ओ. वि.रोह का 23 1-84/1 1 55 5.--- चकि हरियाणा के राज्यपान कि 

राज्यपाल कि राय है कि मैं . मोह । 

गय है कि मैं . मोह । पीगि भिन, 
रोहतक , के श्रमिक श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमे इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक 


विवाद है ; 


- 


, 


और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को बानिणय हेतु निर्दिष्ट करना पाप समाते . ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम . 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ट ( ग ; द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल दमो द्वारा सरकारी अधिसूचना सं .941 --- श्रम -710 325 : .. दिनांक : नवम्बर , 
1970, के साथ गठित मरकार अधिसूचना सं. 861-12-T.स - प्रो . ( ई) श्रम/ 710/ 1 34 9, दिनांक 8 मई, 19 : 1. द्वारा या अधिनियम । 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , लोह , को विवादग्रस्त या उसके सृमंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतू निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धको तथा भि - : या तो विवादग्रस्त माम दा है या इमा विवाद में सुमंगल या सन्धित 
मामला है : -- 

क्या श्री राजेन्द्र प्रसाद की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? दि नहीं. दो वह किम राहल का हकदार 


सं . ओ.वि./ रोहतक 23.3--84/ 11552.--- बुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में . मी मानिन मा , 
रोहतक , के श्रमिक श्री रामजी लाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामल में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय ममजने है ; 

इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के स्नगड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा मरकारी अधिसूचना सं . ) 041-1--श्रम : 05 55. दिनांक 6 
नवम्बर, 19/0, के माथ गठिन भर से अधिभुचना मं . 38.74-- प्रा . ( ). यम/ 701 118, दिनाक मई 19. वारा उक्त 
मधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , गे , को विवादग्रस्त या उसक सुमंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीन या तो विवादग्रस्त भामना है या उनविवाद में 
सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : --- . 


क्या श्री राम जी ला की सेवाओं का समान पायोचित नथा ठीक है ? यदि नहीं , वह किस गहा का हकदार है ? 


दिनांक 4 मार्च, 1985 


सं . ओ.वि./एफ.डी./ 8156.-~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं. शीला इन्टर प्रासिज , प्लाट नं . 17, 
मार्किट नं , 5. एन , आई.टो. फरीदाबाद के श्रमिक थी पली तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें उसके बाद लिखिन मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है । 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 1 ) उपाय ( 1 ) के वार ( ग ) द्वारा पदा को गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्राधम् बना मं 5415-3-315251, दिनांक 20 
जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 -- जी - श्रम / 57/ 112 15, दिनांक 7 फरवरी , 

7 फरवरी , 1958. द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को वित्र दग्रन या उसके सुपंगत या उसने सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रत्यको नया धाम के बोध या तो विवादग्रस्त भाम ना दे या विवाद में मुसंगत 
प्रथवा सम्बन्धित मामला है :---- 


क्या श्री पुलो को मे पात्रों का समापन न्यारोपित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
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प. प्रा.वि., फरो : 2.4 - 3 2053 - . कि हरियाणा के राज्य पर न को राप है कि मैं. डाबरी बालास्टील एण्ड 
इन्जिनियरिंग क . नि. नाट नं . 1 35, सैक्टर : फरीदाबाद के मि श्री नानक चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद धित मारले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


1 


पोर कि हरियाणा के राज्यपाल विराद को न्यायनि । हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इपि, प्रव , प्रौद्योगि विवाद प्रधिनिया . 1917, को धारा 10 को उबारस ( 1 ) के ब्राड ( प ) द्वारा प्रदान को गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यात इनके द्वारा सरकारी प्रविसूचना सं . 5115-3 - श्रम / 6315254, दिनांक 
20 जन , 1958, के साथ पात इए अधिसूचना सं 0 11195 - नी - श्रम 88 -श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधि 
नियम की धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय , फराबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसमे संबंधित नीचे लिखा मामला 
भाग लिए निर्दिष्ट करते है जो कि 31 पन्धों तथा श्रमिकों के वोत्र या ता विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से मुसंगत अथवा संबंधित मना है 

क्या श्री नानक चन्द की सेवाओं का समान न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नही , तो वह किम राहत का हकदार 


# . प्रा . वि.क. डओ ./ 34-85/ 81070 .-- चंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि म ० इण्डिया फोर्ज एण्ड 
डापट ऐाि oि . : 3, मपुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सुरेश शर्मा या उसके प्रबन्धकों के मध इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


, 


- 


मगिए , अब , प्रौद्योकि विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुयं हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 54 15-3 - श्रम/ 68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1958 , के साथ पड़ने ग अधिभुवना वं. 11495 - जा -श्रम 57/11245, दिनाक : फर ग , 1953 , द्वार। उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उगसे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिए निविष्ट करता है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विनगदग्रस्त मामाना है या पिवाद से सुसंगत 
प्रयवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री सुरेश शर्मा की सेवाग्रा का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 

ग ) प्रो . वि.एफ. डा ./ :0-84/ 8077.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एलसन काटन मिल्ज , 
लि , मथुरा रो :. ब ल बगढ़ के श्रमिक श्री मती बन्सरी देवी तथा उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


? 


और कि हरियाणा के गज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णच हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अच , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान को 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5 4 15-3 - श्रम/ 8/ 15254, दिनांक 20 
जन , 1968, के माथ पढ़द हुए अधिरचना सं 0 1 1 495 - जी - श्रम -57/ 11245,दिनांक 7 फरवरी , 1958 , द्वारा उक्त अधिनियम 
को धारा । के प्रधान गनि श्रम न्यायालय . फरादाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
व्यायनिर्णय को लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उन प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
मथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री मी धन्मरी देवः को सेवाग्रो का गमापन न्यायाचि तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत को हकदार है ? 


नं . प्रो.विहि: 29-8.18105 -~-चूकि हरियाणा के राज्यपान की राय है कि मै • हिसार मैन्टल कोआपरेटिव बैंक 
निक , हि , के श्रमिक श्री ओम प्रकाश नया उसने प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


प्रौर कि हरियाणा के राज्यपाल दाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 
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इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शवितयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम/ 70/ 352573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिमूचा 3854 ए - एस . ओ . ( ई ) श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 


: 


क्या श्री प्रोम प्रकाश की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./हिमार/ 76-84/ 8117.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हरियाणा राज्य परिवहन , रिसा , 
( 2 ) परिवहन प्रायुक्त , हरियाणा, चण्डीगढ़ , के श्रमिक श्री राम प्रताप परिच लय तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपान विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 941-! - श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठिन सरकारी अधिसूचना सं 0 3864-ए. एस - यो (ई ) श्रम- 70/1343, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिख 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:---- 

क्या श्री राम प्रत ५, परिचालक की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं .प्रो.वि./हिसार/1-14 . 8418 124.-- हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै ० दो बैंक स्टाफ सहकारी प्रर्बन 
( एस ०ई० ) श्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट समिति लि .. हिासर, के श्रमिक श्री राजीव चड्ढा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है 

इसलिए, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अघिसचना सं. 3864-0.एस.पो. ( ई ) श्रम-70/ 13 48, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के वीच या तो दिवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : -- 

क्या श्री राजीव चड्ढा की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वहकिस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./ एफ.डी. / 31-85/ 8137.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै . कोहिनूर पैन्ट प्रा . लि ., 
14/5. मथरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री लाल बहादुर तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते है ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम 68/1525 4, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम/57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय . फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय के लियेनिर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री लाल बहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


है 


